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(जिसका उत्तर मंगलवार,1 दिसम्‍बर, 2015/ 10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाने वाला है)
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के संबंध में मानदण्ड
254. श्री देवेंदर गौड टी.: 
      क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के संबंध में मानदंड जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) इस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, न्यूनतम जमा राशि कितनी होगी और जमा राशि की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि कितनी होगी; और 
(ग) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को कर मुक्त कर दिए जाने की मांग के बावजूद सरकार द्वारा उस पर कर लगाए जाने के क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(क) : 
जी हां। ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक के तारीख 22 अक्तूबर, 2015 के मास्टर डायरेक्शन नं. डीबीआर.आईबीडी. नं. 45/23.67.003/2015-16 में उपलब्ध हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दिया गया है।
(ख) :  अल्पावधि के लिए किए गए जमा के लिए देय ब्याज दर की राशि प्रचलित अंतरराष्ट्रीय पट्टा दरों, अन्य लागतों, बाजार परिस्थितियों आदि के आधार पर बैंको द्वारा निर्धारित की जाएगी। 2015-16  में  किए गए जमा के लिए मध्यावधि के लिए किए गए जमा के लिए देय ब्याज दर की राशि 2.25 प्रतिशत प्रति वर्ष है और दीर्घावधि के लिए 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इस योजना के अंतर्गत न्‍यूनतम स्‍वर्ण जमा 30 ग्राम है।  जमा 1-3 वर्षों की अल्पावधि (एक वर्ष के गुणकों में पूर्णांक के साथ); 5-7 वर्षों की मध्यावधि और 12-15 वर्षों की दीर्घावधि के लिए की जा सकती है।
(ग) : 
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (अथवा पुनः तैयार की गई स्वर्ण जमा योजना) के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, कर छूटें, स्वर्ण जमा योजना (जीडीएस) के तहत उपलब्ध छूटों की तरह, यथा लागू, ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
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